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भारतीय ´म कानूनɰ के तहत मʂहलाओ ंके अʃधकार : छūीसगढ़ के 
ʃबलासपुर ʄजले का सामाʄजक व कानूनी अƑयन 

 
सारांश : यह शोध प§ भारतीय ´म कानूनɰ के अंतग�त मʂहलाओ ंके 
अʄधकारɰ का ʃवȩेषण छūीसगढ़ राń के ʃबलासपुर ʄजले के ʃवशेष 
संदभ� मɪ ¬Ʌुत करता है। ʃबलासपरु, जो छūीसगढ़ उĭ Ʋायालय का 
मĐुालय होने के साथ-साथ एक ¬मुख औƌोʃगक और ¬शासʁनक 
कɪ © है, मʂहला ´ʃमकɰ के कानूनी अʄधकारɰ के काया�Ƴयन का एक 
महźपूण� केơ ʃबƠ ु है। अƑयन चार ¬मुख Fे§ɰ पर कɪ ʂ©त है: (१) 
मातृź लाभ और बाल दūक �हण अवकाश, (२) कारखानɰ मɪ गभ�वती 
एवं Ʌनपान कराने वाली मʂहलाओ ं के ʆलए सुरFा ¬ावधान, (३) 
मʂहलाओ ं कɞ आʄथɡक सशʄëकरण योजनाएँ, और (४) Ʋाʄयक 
हɅFेप के माƑम से अʄधकारɰ का ¬वत�न। शोध ʁनȬष� बताते हɭ ʁक 
हालाँʁक छūीसगढ़ मɪ मʂहला ´म बल भागीदारी राȰीय औसत स े
अʄधक है, ʃवशेषकर �ामीण और जनजातीय Fे§ɰ मɪ, ʂफर भी 
अवैतʁनक पाɿरवाɿरक ´म का उĭ अनुपात और कानूनी जागɹकता का 
अभाव चुनौʃतयाँ उűƧ करता है। ʃबलासपरु उĭ Ʋायालय का 
हाʆलया ʁनण�य लता गोयल बनाम भारत संघ (2024) तथा कारखाना 
ʁनयमɰ (1962) मɪ ¬Ʌाʃवत संशोधन मʂहला ´ʃमक अʄधकारɰ के 
सुɼढ़ीकरण कɞ ʂदशा मɪ महźपूण� कदम हɭ। 
मुĐ शǗ : मʂहला ´म अʄधकार, मातźृ लाभ, कारखाना अʄधʁनयम, 
ʃबलासपरु, छūीसगढ़, लɭʃगक समानता 
1. पɿरचय 
1.1 पृȲभूʂम : भारतीय ´म कानूनɰ का ऐʃतहाʄसक ʃवकास औƌोʃगक 
�ांʃत के बाद ´ʃमकɰ के शोषण को रोकने के वैʅȪक ¬यासɰ का 
ʂहɖा रहा है। मʂहला ´ʃमकɰ के संदभ� मɪ, ʃवधायी ढाँचा ʃवशेष ɹप से 
मातृź संरFण, समान वेतन, और सुरʆFत काय� वातावरण पर कɪ ʂ©त 
रहा है। भारतीय संʃवधान के अनुĮेद 14, 15, 19(1)(g) और 21 के तहत 
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मʂहलाओ ंको समानता, भेदभाव से मुʄë, Ȝवसाय कɞ ɕत§ंता और जीवन के मौʆलक अʄधकार ¬ाƻ हɭ। 
छūीसगढ़ राń, ʄजसका गठन 2000 मɪ ɺआ था, अपने खʁनज संसाधनɰ, औƌोʃगक इकाइयɰ और वनांचलɰ 

के ʆलए जाना जाता है। ʃबलासपुर ʄजला, जो उĭ Ʋायालय का मुĐालय होने के कारण कानूनी ɼʂȮ से महźपूण� 
है, मɪ अƆ�-शहरी और �ामीण दोनɰ ¬कार के औƌोʃगक ¬ʃतȲान हɭ। यह अƑयन इस ʄजले के संदभ� मɪ मʂहला 
´ʃमकɰ के कानूनी अʄधकारɰ और उनके काया�Ƴयन कɞ वाɅʃवक ʋɉʃत का ʃवȩेषण करता है। 
1.2 शोध ¬Ȧ : 
1. भारतीय ´म कानून ʃबलासपरु ʄजले कɞ मʂहला ´ʃमकɰ को कौन-कौन से अʄधकार ¬दान करते हɭ? 
2. ʃबलासपरु मɪ मʂहला ´ʃमक अʄधकारɰ के काया�Ƴयन मɪ ûा चुनौʃतयाँ हɭ? 
3. Ʋाʄयक ʁनण�यɰ और ʃवधायी संशोधनɰ ने मʂहला ´ʃमकɰ कɞ ʋɉʃत को कैसे ¬भाʃवत ʁकया है? 
4. ʃबलासपरु मɪ मʂहला सशʄëकरण कɞ मौजूदा सरकारी योजनाओ ंका ûा ¬भाव है? 
1.3 शोध पƆʃत : यह अƑयन सामाʄजक-कानूनी शोध पƆʃत पर आधाɿरत है। ¬ाथʃमक ¶ोतɰ मɪ सʃंवधान, ´म 
कानून (कारखाना अʄधʁनयम 1948, मातृź लाभ अʄधʁनयम 1961, समान वेतन अʄधʁनयम 1976), छūीसगढ़ 
कारखाना ʁनयम 1962 के ¬Ʌाʃवत संशोधन, तथा ʃबलासपुर उĭ Ʋायालय के ʁनण�य शाʃमल हɭ। ʂƍतीयक ¶ोतɰ 
मɪ आवʄधक ´म बल सवɫFण (PLFS) डेटा, सरकारी योजना दɅावेज, तथा शैFʆणक लेख शाʃमल हɭ। अƑयन मɪ 
ʃबलासपरु ʄजले के तीन ¬ʃतȲानɰ का केस अƑयन भी शाʃमल है। 
2. सैƆाʃंतक एवं ʃवधायी ढाँचा 
2.1 मʂहला ´ʂमकɰ के अʃधकार: एक वैʆȪक पɿर¬ेĂ : अंतरा�Ȱीय ´म संगठन (ILO) के मातृź संरFण कƳɪशन 
(2000) के अनुसार, मातृź अवकाश Ʋूनतम 14 सƻाह का होना चाʂहए, ʄजसमɪ ¬सवपवू� और ¬सवोūर अवकाश 
शाʃमल है। भारत का मातृź लाभ (संशोधन) अʄधʁनयम 2017 इससे आगे जाकर 26 सƻाह का अवकाश ¬दान 
करता है। 
2.2 भारतीय संवैधाʁनक ¬ावधान :  
भारतीय संʃवधान के भाग III मɪ ʁनʂहत मौʆलक अʄधकार मʂहला ´ʃमकɰ के ʆलए आधारʄशला का काय� करते हɭ: 

ʃबलासपरु उĭ Ʋायालय ने हाल ही मɪ लता गोयल बनाम भारत संघ (WPS No. 6831 of 2024) मɪ अनुĮेद 21 
के तहत मातृź अʄधकार और बĭे के ¬ेम एवं देखभाल ¬ाƻ करने के अʄधकार को मौʆलक अʄधकार घोʃषत ʁकया 
है । 

अनुĮेद ¬ावधान मʂहला ´ʂमकɰ के ʅलए ¬ासंʂगकता 
अनुĮेद 14 ʃवʄध के समF समानता समान काय� के ʆलए समान वेतन कɞ गारटंी 

अनुĮेद 15(1)(3) भेदभाव का ʁनषेध; मʂहलाओ ंके ʆलए 
ʃवशेष ¬ावधान 

राń को मʂहलाओ ंके पF मɪ ʃवशेष कानून 
बनाने कɞ शʄë 

अनुĮेद 19(1)(g) कोई भी Ȝवसाय करने कɞ ɕतं§ता रोजगार के चयन कɞ ɕतं§ता 

अनुĮेद 21 जीवन और Ȝʄëगत ɕतं§ता का 
अʄधकार 

काय� ɉल पर ¬ʃतȲा और सुरFा का अʄधकार 

अनुĮेद 42 मातृź राहत का ¬ावधान राń को मातźृ लाभ ¬दान करने का ʁनदɫश 
(राń नीʃत ʁनदशेक तź) 
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2.3 ¬मुख ´म ʃवʃधया ँ:  
मातृź लाभ अʃधʁनयम, 1961 (2017 संशोधन): यह अʄधʁनयम ¬सव से पवू� 8 सƻाह और ¬सव के बाद 18 सƻाह 
का अवकाश ¬दान करता है। इसके अʃतɿरë, गोद लेने वाली या सरोगेसी का उपयोग करने वाली मʂहलाओ ंको भी 
12 सƻाह का अवकाश ʂदया जाता है। 
समान वेतन अʃधʁनयम, 1976: यह अʄधʁनयम "समान काय� या समान ¬कृʃत के काय�" के ʆलए पɸुषɰ और 
मʂहलाओ ंको समान पाɿर´ʃमक देने का ¬ावधान करता है। 
कारखाना अʃधʁनयम, 1948: यह अʄधʁनयम मʂहला ´ʃमकɰ को राʂ§ पाली मɪ काम करने, खतरनाक ¬ʂ�याओ ंमɪ 
ʁनयोजन, और पया�ƻ सुʃवधाओ ं(पृथक शौचालय, बैठने कɞ सुʃवधा, बाल सुʃवधा कɪ ©) के संबंध मɪ ʃवशेष सुरFा 
¬दान करता है। 
3. ʃबलासपुर ʄजला: सामाʄजक-आʄथɡक पɿरɼȨ 
3.1 ʃबलासपुर का औƌोʂगक एवं जनसांʎĐकɞय ¬ोफाइल : ʃबलासपुर छūीसगढ़ का दसूरा सबसे बड़ा शहर ह ै
और राń के पूवɥ भाग का ¬शासʁनक मुĐालय है। यह ʄजला सेमɪट उƌोग, चावल ʃमलɰ, और छोटे-मƑम उƌोगɰ 
का कɪ © है। ʃबलासपरु मɪ मʂहला साFरता दर राȰीय औसत से अʄधक है (भारत मɪ 70.3% कɞ तुलना मɪ लगभग 
76%)। 
3.2 छūीसगढ़ मɪ मʂहला ´म बल भागीदारी का ɸझान : छūीसगढ़ मɪ मʂहला ´म बल भागीदारी दर (Female 
Labour Force Participation Rate - FLFPR) राȰीय औसत से काफɞ अʄधक है। आवʄधक ´म बल सवɫFण 
(PLFS) के अनुसार, अʇखल भारतीय FLFPR 33.7% कɞ तुलना मɪ छūीसगढ़ मɪ यह दर �ामीण Fे§ɰ मɪ 45% स े
अʄधक ह ै। 

ताʅलका 1: छūीसगढ़ बनाम राȰीय मʂहला ´म बल भागीदारी दर (FLFPR) 
वष� अʇखल भारतीय 

FLFPR (%) 
छūीसगढ़ FLFPR (%) (�ामीण) छūीसगढ़ FLFPR (%) 

(शहरी) 

2022-23 31.4 44.2 21.8 

2023-24 33.4 46.5 23.2 

2024-25 33.7 47.1 24.0 

*¶ोत: आवʄधक ´म बल सवɫFण (PLFS), ʃवʂभƧ वाʃषɡक ɿरपोटɬ * 
यह उĭ FLFPR मĐुतः कृʃष और वनोपज सं�हण मɪ जनजातीय मʂहलाओ ंकɞ भागीदारी के कारण है। हालाँʁक, 
शोध बताते हɭ ʁक इनमɪ से अʄधकांश मʂहलाएँ अवैतʁनक पाɿरवाɿरक ´ʃमकɰ (unpaid family workers) के ɹप 
मɪ काय�रत हɭ । 
4. छūीसगढ़ मɪ मʂहला ´ʂमकɰ के ʅलए सुरFाŵक कानून 
4.1 कारखाना अʃधʁनयम, 1948 और छūीसगढ़ कारखाना ʁनयम, 1962 : कारखाना अʄधʁनयम, 1948 कɞ धारा 
22 से 34 के तहत मʂहला ´ʃमकɰ के ʆलए ʃवशेष सुरFा ¬ावधान हɭ। हाल ही मɪ, छūीसगढ़ सरकार के ´म ʃवभाग न े
कारखाना ʁनयम, 1962 मɪ Ȝापक संशोधनɰ का मसौदा जारी ʁकया है । 
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ʄच§ 1: छūीसगढ़ कारखाना ʁनयम 1962 के ¬Ʌाʃवत संशोधनɰ का ¬वाह ʄच§ 

 
मुĐ ¬Ʌाʃवत संशोधन: 

1. नई पɿरभाषाओ ंका समावशे: 
o "लैéेʁटɠग मदर" (Ʌनपान कराने वाली माता): ¬सव के छह माह तक कɞ मʂहला  
o "¬ेğɪट वूमन" (गभ�वती मʂहला): गभ�वती मʂहला  
2. खतरनाक ¬ʂ�याओ ंमɪ पूण� ¬ʃतबंध: 
o अनुसूची XXIII (खतरनाक कɞटनाशक): गभ�वती/Ʌनपान कराने वाली मʂहलाओ ंएवं यवुा Ȝʄëयɰ के ʆलए पणू� 

¬ʃतबंध  
o अनुसूची XXI (बɪजीन एĄपोजर): कɭ सरजƲ जोʇखम के कारण पूण� ¬ʃतबंध  
o अनुसूची XXII (पŮर काटना/ɔेट पɪʄसल): पणू� ¬ʃतबंध  
3. सशत� ʁनयोजन: 
o इंजीʁनयɿरɠग ʁनय§ंण (बंद ¬णाʆलया,ँ वाȷ पनु¬ा�ʂƻ) 
o वायु गुणवūा मॉʁनटɿरɠग 
o Ȝʄëगत सुरFा उपकरण (PPE) 
o ʁनयʃमत ɕाɊ जांच 
o रë सीसा Ʌर कɞ ʁनगरानी (लेड ¬ʂ�याओ ंहेतु) 

4.2 ʃबलासपुर के संदभ� मɪ ¬ासंʂगकता : ʃबलासपरु ʄजले मɪ कई सेमɪट उƌोग, ʃबजलीघर और चावल ʃमलɪ 
संचाʆलत हɭ। ये संशोधन, ʃवशेष ɹप से लेड ¬ʂ�याओ ं(अनुसूची III) और पŮर कटाई (अनुसूची XXII) से संबंʄधत 
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¬ावधान, ʃबलासपरु कɞ औƌोʃगक संरचना के ʆलए अŷʄधक ¬ासʃंगक हɭ। ʃबलासपरु के मɅुरी और मलखारोद 
Fे§ɰ मɪ ʋɉत उƌोगɰ मɪ इन ¬ावधानɰ का सċी से पालन सुʁनʅȢत करने कɞ आवȨकता है। 
4.3 मातृź लाभ अʃधʁनयम, 1961: ʃबलासपुर उĭ Ʋायालय का योगदान : ʃबलासपुर उĭ Ʋायालय न ेलता 
गोयल बनाम भारत संघ (2024) मɪ ऐʃतहाʄसक ʁनण�य देते ɺए IIM रायपरु कɞ एक मʂहला कम�चारी के ʆलए 180 
ʂदनɰ के बाल दūक �हण अवकाश के अʄधकार कɞ पʂुȮ कɞ । 
केस ʃववरण: 
 याʄचकाकता�: लता गोयल, सहायक ¬शासʁनक अʄधकारी, IIM रायपरु 
 तƀ: 2023 मɪ दūक प§ुी को गोद लेने के बाद 180 ʂदनɰ के अवकाश का अनुरोध ठुकरा ʂदया गया 
 ¬ʃतवादी का तक� : IIM का HR पॉʆलसी दūक �हण अवकाश ¬दान नहɤ करता 
 ʁनण�य: Ʋायालय ने कɪ ©ीय ʄसʃवल सेवा (अवकाश) ʁनयम 1972 के ʁनयम 43-B के तहत 180 ʂदनɰ के 

अवकाश का अʄधकारी घोʃषत ʁकया 
 ¬भाव: काय� ɉल पर दūक माताओ ंके साथ भेदभाव को रोकना, लɭʃगक समानता को सɼुढ़ करना  
Ʋायालय ने अपने ʁनण�य मɪ कहा: "यह अवकाश केवल एक लाभ नहɤ ह,ै बʋȀ एक अʄधकार है जो एक मʂहला कɞ 
अपने पɿरवार कɞ देखभाल करने कɞ मौʆलक आवȨकता का समथ�न करता है" । 
5. मʂहला आʄथɡक सशʃëकरण कɞ योजनाएँ 
5.1 महतारी वंदन योजना : छūीसगढ़ सरकार कɞ यह ¬मुख योजना राń कɞ ʃववाʂहत मʂहलाओ ं को माʄसक 
₹1000 कɞ ʃवūीय सहायता ¬दान करती है। अंतरा�Ȱीय मʂहला ʂदवस (8 माच� 2025) पर 13वɤ ʁकɅ जारी कɞ गई, 
ʄजसमɪ ₹650 करोड़ 31 लाख कɞ राʄश लगभग 70 लाख मʂहलाओ ंके खातɰ मɪ हɅांतɿरत कɞ गई । 
योजना के उƅेȨ: 
 आʄथɡक आŵʁनभ�रता को बढ़ावा देना 
 मʂहलाओ ंके ɕाɊ और पोषण Ʌर मɪ सुधार 
 पɿरवार मɪ ʁनणा�यक भूʃमका को सशë बनाना 
 सामाʄजक असमानता और भेदभाव को समाƻ करना  
5.2 अƲ योजनाएँ 
1. राȰीय �ामीण आजीʃवका ʂमशन (NRLM): ɕयं सहायता समूहɰ (SHG) के माƑम से मʂहला उƌʃमता को 

बढ़ावा देना। 
2. मʂहला कोष: मʂहला उƌʃमयɰ को ऋण सुʃवधाएँ ¬दान करना। 
3. ¬धानमं§ी मातृ वदंना योजना (PMMVY): गभ�वती और Ʌनपान कराने वाली मʂहलाओ ंको नकद लाभ। 

ताʅलका 2: ʃबलासपुर ʄजले मɪ मʂहला सशʃëकरण योजनाओ ंकɞ पɺँच (अनुमाʁनत) 
योजना का नाम लाभाʄथɡयɰ कɞ संĐा (ʃबलासपुर) वाʃषɡक Ȝय (₹ करोड़) पɺँच (%) 
महतारी वंदन योजना ~4.2 लाख 50.4 68% 
NRLM (SHG) ~1.8 लाख सदɓ 22.5 42% 
PMMVY ~35,000 (गभ�वती/वाʃषɡक) 10.5 55% 
मʂहला कोष ~12,000 लाभाथɥ 8.0 20% 

¶ोत: ʄजला काय��म काया�Ƴयन इकाई (DPMU), ʃबलासपुर, 2025 (अनुमाʁनत आंकड़े) 
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6. केस अƑयन: ʃबलासपुर के तीन ¬ʃतȲानɰ का ʃवȩेषण 
6.1 केस Ʉडी 1: ʄसरʂगŎी औƌोʂगक Fे§ मɪ मʂहला ´ʂमक (सेमɪट उƌोग) 
ɉान: ʄसरʃगŎी, ʃबलासपरु (लगभग 15 ʁकमी) 
ʁनȬष�: 
 120 मʂहला ´ʃमकɰ मɪ से 85% मातृź लाभ से अवगत हɭ 
 केवल 40% ने कभी इन लाभɰ का दावा ʁकया 
 मĐु बाधा: कानूनी ¬ʂ�याओ ंकɞ जʁटलता और ¬बंधन कɞ अʁनĮा 
 फैéरी अʄधʁनयम कɞ धारा 19 (पृथक शौचालय) का अनुपालन पाया गया 
6.2 केस Ʉडी 2: तोरवा Fे§ कɞ कृʃष ´ʂमक (अवतैʁनक पाɿरवाɿरक ´म) 
ɉान: तोरवा, ʃबलासपरु (�ामीण Fे§) 
ʁनȬष�: 
 50 सवɫʆFत मʂहलाओ ंमɪ से 46 ने खुद को "गृʂहणी" बताया, लेʁकन खेतɰ मɪ ʁनयʃमत ɹप से काय� ʁकया 
 0% मजदरूी ¬ाƻ करती हɭ 
 ´म कानूनɰ कɞ जानकारी Ʋूनतम (8%) 
 यह ¬वृʄū परूे छūीसगढ़ मɪ जनजातीय और �ामीण Fे§ɰ मɪ देखी गई है  
6.3 केस Ʉडी 3: दयालबंद ʌɉत एक चावल ʂमल (ʃवʁनयʂमत Fे§) 
ɉान: दयालबंद, ʃबलासपरु 
ʁनȬष�: 
 25 मʂहला ´ʃमक (छँटाई एवं पैकेʄजɠग) 
 ʁनयʃमत मजदरूी ¬ाƻ करती हɭ 
 सामʂूहक सौदेबाजी के माƑम से Ʋूनतम मजदरूी सुʁनʅȢत 
 राʂ§ पाली मɪ काय� कɞ अनुमʃत नहɤ (कारखाना अʄधʁनयम धारा 66 के अनुसार) 
 75% मʂहलाओ ंने यौन उűीड़न ʁनवारण अʄधʁनयम (POSH) के बार ेमɪ सुना है, लेʁकन कोई आंतɿरक सʃमʃत 

(IC) गʀठत नहɤ 
ताʅलका 3: ʃबलासपुर के तीन केस Ʉडी का तुलनाŵक ʃवȩेषण 

पैरामीटर केस Ʉडी 1 (ʄसरʂगŎी) केस Ʉडी 2 
(तोरवा) 

केस Ʉडी 3 
(दयालबंद) 

Fे§ ʃवʁनयʃमत/औƌोʃगक असंगʀठत/कृʃष ʃवʁनयʃमत 

औसत माʄसक आय (₹) 12,500 0 (अवैतʁनक) 9,000 

मातृź लाभ जागɹकता 85% 12% 64% 

´म कानून जागɹकता 
(सम�) 

55% 8% 60% 

यूʁनयन सदɓता 30% 0% 48% 

POSH जागɹकता 45% 2% 75% 
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7. चुनौʃतयाँ और अंतराल 
7.1 काया�Ƴयन मɪ चुनौʃतयाँ 
1. जागɹकता का अभाव: ʃबलासपरु के �ामीण Fे§ɰ मɪ मʂहलाएँ अपने कानूनी अʄधकारɰ से अनʂभG हɭ। 

छūीसगढ़ मɪ �ामीण मʂहलाएँ उĭ दर पर काय�रत हɭ लेʁकन अĄर अवैतʁनक पाɿरवाɿरक ´ʃमक हɭ । 
2. असंगʀठत Fे§ कɞ चुनौती: ʃबलासपरु मɪ काय�रत अʄधकाशं मʂहलाएँ (कृʃष, ʁनमा�ण, घरलूे काय�) असंगʀठत 

Fे§ मɪ हɭ, जहाँ ´म कानूनɰ का अनुपालन Ʋूनतम है। 
3. ¬वत�न कɞ कमजोरी: कारखाना ʁनरीFकɰ कɞ कम संĐा के कारण ʁनयʃमत ʁनरीFण संभव नहɤ है। 
4. POSH अʃधʁनयम का कमजोर काया�Ƴयन: ʃबलासपरु के कई ¬ʃतȲानɰ मɪ आंतɿरक सʃमʃतयाँ (Internal 

Committees) गʀठत नहɤ हɭ या ʁनʉȭय हɭ। 
7.2 ʃवधायी अंतराल 
1. दūक �हण अवकाश मɪ ʃवसंगʃत: जहाँ कɪ ©ीय ʁनयम दūक माताओ ंको 180 ʂदन का अवकाश देते हɭ, वहɤ 

कई ɕायū संɉानɰ के HR ʁनयम यह ¬दान नहɤ करते । 
2. ¬ौƌोʂगकɞ और ʅलɠग अंतराल: ʃबलासपरु के कुछ उƌोगɰ मɪ ɕचालन और ¬ौƌोʃगकɞ-गहन ¬ʂ�याएँ हɭ, 

लेʁकन मʂहला ´ʃमकɰ को उĭ-कौशल वाली भूʃमकाओ ंमɪ कम ¬ʃतʁनʄधź ¬ाƻ है। 
3. बाल सुʃवधा कɪ © (Creche) का अभाव: कारखाना अʄधʁनयम कɞ धारा 48 के अनुसार 30 से अʄधक मʂहला 

´ʃमकɰ वाले ¬ʃतȲानɰ मɪ �ेश कɞ सुʃवधा अʁनवाय� है, लेʁकन ʃबलासपरु मɪ अनेक ¬ʃतȲान इसका अनुपालन 
नहɤ करते। 

8. ʄसफाɿरशɪ और ʁनȬष� 
8.1 ʄसफाɿरशɪ 
ʃवधायी सुधार: 
1. कɪ © और राń सरकारɰ को कारखाना ʁनयमɰ के ¬Ʌाʃवत संशोधनɰ (नवǮर 2025) को समयबƆ तरीके से 

अʄधसूʄचत करना चाʂहए । 
2. सभी औƌोʃगक इकाइयɰ के ʆलए POSH अʄधʁनयम के तहत IC गठन को अʁनवाय� बनाया जाना चाʂहए । 
¬शासʁनक सुधार: 
3. ʃबलासपुर मɪ मʂहला ´ʃमक हȏेलाइन और जागɹकता ʄशʃवर ɉाʂपत ʁकए जाने चाʂहए । 
4. कारखाना ʁनरीFकɰ कɞ सĐंा बढ़ाई जानी चाʂहए और ʁनयʃमत ʁनरीFण सुʁनʅȢत ʁकया जाना चाʂहए । 
सामुदाʃयक Ʌर के हɅFेप: 
5. असंगʀठत Fे§ कɞ मʂहलाओ ंको सामूʂहक सौदेबाजी के ʆलए संगʀठत ʁकया जाना चाʂहए 
6. महतारी वंदन योजना का लाभ अवैतʁनक पाɿरवाɿरक ´ʃमकɰ के कौशल ʃवकास से जोड़ा जाना चाʂहए । 
8.2 ʁनȬष� : ʃबलासपुर ʄजले का यह अƑयन भारतीय ´म कानूनɰ और उनके काया�Ƴयन कɞ जʁटल वाɅʃवकता 
को उजागर करता है। एक ओर, छūीसगढ़ मɪ मʂहला ´म बल भागीदारी राȰीय औसत से अʄधक है, जो आʄथɡक 
सशʄëकरण कɞ संभावनाओ ंको दशा�ता ह ै। दसूरी ओर, अवैतʁनक ´म का उĭ अनुपात, कानूनी जागɹकता का 
अभाव, और ʃबलासपुर उĭ Ʋायालय ƍारा ʂदए गए ¬गʃतशील ʁनण�यɰ का कमजोर ¬वत�न चुनौʃतयाँ बने ɺए हɭ । 

ʃबलासपरु उĭ Ʋायालय के ʁनण�य लता गोयल बनाम भारत संघ ने एक महźपूण� ʃमसाल कायम कɞ है 
ʁक दūक माताएँ भी 180 ʂदनɰ कɞ छुŎी कɞ हकदार हɭ । इसी ¬कार, कारखाना ʁनयमɰ के ¬Ʌाʃवत संशोधन गभ�वती 
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और Ʌनपान कराने वाली मʂहलाओ ं को 20 से अʄधक खतरनाक ¬ʂ�याओ ं मɪ ʁनयोʄजत करने पर पूण� ¬ʃतबंध 
लगाने का ¬Ʌाव करते हɭ । ये कानूनी ʃवकास भारत मɪ मʂहला ´ʃमकɰ के अʄधकारɰ के ʃवɅार कɞ ʂदशा मɪ 
सकाराŵक कदम हɭ। 

हालाँʁक, कानून केवल तभी साथ�क होते हɭ जब उनका ʂ�याƳयन भूʃम Ʌर पर हो। ʃबलासपरु कɞ ʋɉʃत 
को बदलने के ʆलए एक सम� ɼʂȮकोण कɞ आवȨकता है: सशë ʃवधायी ढाँचा, ¬भावी ¬शासʁनक ¬वत�न, 
सʂ�य Ʋायपाʆलका, और सबसे महźपूण�, जमीनी Ʌर पर मʂहलाओ ंकɞ कानूनी जागɹकता एवं संगठनशीलता। 
"महतारी वंदन योजना" जैसी योजनाओ ंका ʃवɅार और उƸɪ कौशल ʃवकास एवं सशʄëकरण से जोड़ना इस ʂदशा मɪ 
एक ¬भावी कदम हो सकता है । 
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